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    7  भाद्रपद, 1934 (शक)
भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण द्वारा स्‍थलाशयन पेरूमल 
मंदिर का अधिग्रहण
1886.
  श्रीमती कानीमोझी:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  क्‍या भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने कांजीपुरम जिले में स्‍थलाशयन पेरूमल मंदिर के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की है; 
(ख)  यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  और 
(ग)
सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने से पहले जन सुनवाई न किए जाने के क्‍या कारण है?                       
                               उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क) से (ग)
केंद्र सरकार ने प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 (1) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में 13 जनवरी, 2004 को संख्‍या का. आ .79 (अ) के तहत एक प्रारम्‍भिक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत कांचीपुरम जिले में मामल्‍लपुरम स्‍थित श्री स्‍थलाशयन पेरूमल मंदिर को राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित करने के आशय रखने वाले इच्‍छुक व्‍यक्‍तियों से आपत्‍तियां आमंत्रित की गई थीं। उपर्युक्‍त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार, स्‍वयं प्राप्‍त आपत्‍तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्‍चात् सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित प्राचीन स्‍मारकों अथवा पुरातत्‍वीय स्‍थलों तथा अवशेषों, जैसा भी मामला हो, को राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित कर सकती है। प्रारम्‍भिक अधिसूचना के प्रकाशित होने के तुरंत बाद, श्री स्‍थलाशयनपेरूमल मंदिर, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ संदान विभाग, तमिलनाडू सरकार के कार्यकारी अधिकारी ने उक्‍त अधिसूचना पर आपत्‍ति जताते हुए भारत संघ तथा अन्‍य के विरूद्ध माननीय मद्रास उच्‍च न्‍यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 5470/2004 दायर की। इसलिए, माननीय न्‍यायालय के निर्देशों पर मामलों में अगली कार्रवाई को रोक दिया गया था। 

फिर, विशेष आयुक्‍त/आयुक्‍त, हिंदू धार्मिक तथा धर्मार्थ संदान विभाग, तमिलनाडू सरकार, चेन्‍नई द्वारा वर्ष 2008 में इसी मामले में एक अन्‍य रिट याचिका दायर की गई थी।

माननीय न्‍यायालय के निर्देशों पर दिनांक 15.12.2012 के आदेश के तहत, लोगों की सूचना के लिए तथा दो माह की अवधि के दौरान आपत्‍तियां आमंत्रित करने के लिए 20.05.2012 को तमिल समाचार पत्रों में वर्ष 2004 में जारी प्रारंम्‍भिक अधिसूचना को पुन: प्रकाशित किया गया था। भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण द्वारा व्‍यक्‍तिगत सुनवाई हेतु याचिकाकर्ताओं सहित आपत्‍तिकर्ताओं को अवसर देने के लिए अब एक समिति भी गठित की गई है।
